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द्विपक्षीयता की ओर बढ़े हैं । भारत ने भी अपनी विदेश व्यापार 
नीति को बदलती वास्तविकताओ ं के अनुरूप तालमेल बनाए 
रखने के लिए ढाला है । तदनुसार भारत ने लगभग 54 देशों के 
साथ अधिमान्य एक्सेस, आर्थिक सहयोग और टीए पर हस्ताक्षर 
किए हैं ।

इस पषृ्ठभूमि में यह लेख भारत के व्यापार पर व्यापार 
करारों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है । निर्यातों, आयातों 
और समग्र व्यापार पर प्रभाव के अलग-अलग विश्लेषण द्वारा 
यह लेख यह अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है कि भारत 
अपने व्यापार करार भागीदार देशों की तुलना में गैर-भागीदार 
देशों के साथ कैसे विकसित हुआ है । व्यापार करारों से संबंधित 
प्रयोगसिद्ध आंकडों के साथ-साथ ऐतिहासिक पषृ्ठभूमि के बार े
में खंड I में बताया गया है । खंड III संबंधित साहित्य की संक्षिप्त 
समीक्षा उपलब्ध करवाता है । प्रयोगसिद्ध विश्लेषण सहित भारत 
के टीए के संबंध में वर्तमान स्थिति खंड IV में दी गई हैं । खंड V 
में निष्कर्ष संबंधी टिप्पणियां दी गई हैं । 

II.  ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रयोगसिद्ध तथ्य

व्यापार करार ऐसी व्यवस्थाए ं है जिनके द्वारा देश एक-
दूसरे को वरीयता देते हैं और प्रशलु्क और अन्य व्यापार बाधाओ ं
को हटाकर व्यापार करने को सकुर बनाने में सहायता करते हैं । 
टीए दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो सकता है जो कि 
मुख्यतया उनके बीच होने वाले अधिकांश व्यापार के संबंध में 
प्रशलु्क और गैर प्रशलु्क बाधाओ ंको कम करने या हटाने पर 
सहमत होते हैं । औपचारिक टीए में कई सारी व्यवस्थाए ंशामिल 
हो सकती हैं- प्रशलु्क प्राथमिकता के लघ ु मार्जिन से लेकर 
पूर्ण स्तर पर आर्थिक एकीकरण तक । टीए में कई विनिर्देशन 
शामिल हो सकते हैं जैसे कि आंशिक स्कोप करार(पीएसए), मुक्त 
व्यापार करार (एफटीए), कस्टम यूनियन (सीयू), कॉमन मार्के ट 
या आर्थिक संघ । आमतौर पर व्यापार करारों का लक्ष्य सदस्य 
देशों के बीच व्यापार बाधाओ ंको कम करना होता है जिसमें गैर 
सदस्य देशों के साथ व्यापार में अनिवार्यतः पक्षपात किया जाना 
शामिल होता है । टीए की संरचना के अनुसार इसमें सकारात्मक 
और नकारात्मक बाह्यताए ंहोती हैं । 

टीए मुख्यतया यूरोपीय देशों के बीच शरुु किए गए । 
शरुुआत में टीए कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थे और मुख्य रूप 
से औपनिवेशिक साम्राज्यों के प्रभाव वाले भौगौलिक क्षेत्रों तक 

रुकी हुई बहुपक्षीय वार त्ाओ ंके वर्तमान परिवेश के कारण 
क्षेत्रीय व्यापार करारों में तेजी आई है और भारत ने भी अपनी 
विदेश व्यापार नीति को बदलती वास्तविकताओ ं के अनुरूप 
तालमेल बनाए रखने के लिए ढाला है । यह लेख व्यापार करारों 
(टीए) के भारतीय व्यापार पर प्रभाव का मूल्यांकन करता है । 
यह मूल्यांकन यह अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया है 
कि भारत का व्यापार अपने व्यापार करार भागीदार देशों की 
तुलना में गैर-भागीदार देशों के साथ कैसे विकसित हुआ है । 
यह अध्ययन भागीदार देशों के साथ भारत के व्यापार की मात्रा 
में वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए भिन्न दृष्टिकोण के भिन्न 
अंतर का प्रयोग करता है । व्यापार करार होने के बाद भारत और 
भागीदार देशों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि देखी गई । टीए 
का एक सकारात्मक प्रभाव व्यापार भागीदार देशों से पूंजीगत 
सामान और औद्योगिक आपूर्तिओ ंकी आवक में वृद्धि रहा । इसने 
अप्रत्यक्ष रूप से देश में उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में योगदान 
दिया ।

प्रस्तावना

द्वितीय विश्व यदु्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक वाणिज्य को 
सकुर बनाने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली की दिशा में कार्रवाई की 
गई और देशों ने व्यापार बाधाओ ंको खत्म करने के लिए प्रयास 
किए । प्रशलु्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीटी) में 
किए गए प्रारभंिक प्रयासों और उसके बाद इसके उत्तराधिकारी 
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत विश्व में लागू 
प्रशलु्कों के औसत मूल्य में 19471 की तुलना में 85 प्रतिशत 
की गिरावट आई । 

बहुपक्षीय प्रणाली से उत्पन्न लाभों के होते हुए भी रुकी हुई 
बहुपक्षीय वार्ताओ ंके वर्तमान परिवेश के कारण क्षेत्रीय व्यापार 
करारों में तेजी आई है जिसमें देश बहुपक्षीयता के स्थान पर 
* यह लेख रेखा मिश्रा और सोनम चौधरी, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, 
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है । इस लेख में व्यक्त किए गए विचार 
लेखकों के हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते 
हैं । लेखक मूल्यवान सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से विनिमय दर 
श्रृंखला बनाने के लिए जितेन सोकल का धन्यवाद करते हैं ।
1  मखुिसा किटूयी (2018). द कॉस्ट ऑफ ट्रेड वार, यूएनसीटीएडी ।

विदेशी व्यापार करार :  
एक विश्लेषण*
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ही सीमित थे और इन्होंने आम तौर पर द्विपक्षीय वाणिज्यिक 
संधियों का रूप ले लिया । उन्नीसवीं शताब्दी में सामान की 
सीमा पार आवाजाही में वदृ्धि के परिणामस्वरूप अधिक खुलापन 
और उदारीकरण हुआ और इन्होंने द्विपक्षीय व्यापार संधियों की 
प्रकृति और दायरे को बदल दिया । 1860 में ब्रिटेन और फ्रांस के 
बीच कॉबडेन-शेवेलियर संधि को इस संबंध में अग्रणी के रूप में 
माना जा सकता है क्योंकि इसमें पहली बार सर्वाध िक पसंदीदा 
राष्ट्र2 (एमएफएन) खंड शामिल किया गया और इसने दो देशों 
के बीच महत्वपूर्ण पारस्परिक प्रशलु्क कटौती की अगआुई की । 
कॉबडेन-शेवेलियर संधि ने अन्य यूरोपीय आर्थिक शक्तियों 
में द्विपक्षीय वार्ताओ ंका एक दौर शरुू कर दिया । बाद में यह 
संधि इसका पालन करने वाले देशों के बीच प्रतिस्पर्धी व्यापार 
उदारीकरण की पूर्ववर्ती सिद्ध हुई । संधियों का यह नया नेटवर्क  
पारस्परिक और समावेशी (एमएफएन खंड के माध्यम से) दोनों 
ही था इसलिए यह अनिवार्यतः आपस में जडु़ा हुआ भी था- इसने 
बहुपक्षीय अधिमान्य व्यापार करार (अर्थात संधि पर हस्ताक्षर 
करने वाले सभी देशों के बीच में बिना किसी शर्त  पर एमएफएन 
व्यवहार) के प्रारभंिक रूप को तैयार किया और एक सदी के 
बाद आकार लेने वाली बहुपक्षीय प्रणाली की आधारभूत संरचना 
का पूर्वाभास भी किया (ब्राउन, 2003) । इन द्विपक्षीय करारों ने 
द्वितीय विश्व यदु्ध के बाद अधिकांश गैट प्रणालियों की नींव रखी । 

1947 में गैट के गठन के साथ एक व्यापक बहुपक्षीय करार 
का विचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में अग्रणी हो गया । फिर 
भी गैट प्रणाली पर आरभं में हस्ताक्षर करने वाले सिर्फ  23 देश 
ही थे । बाद में यह डब्ल्यूटीओ की लगभग सार्वभौमिक सदस्यता 
के रूप में विकसित हुआ । तथापि गैट के रूप में एक बहुपक्षीय 
प्रणाली की उत्पत्ति ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने में 
द्विपक्षीय या क्षेत्रीय करारों के महत्व को कम नहीं किया । एक 
बहुपक्षीय प्रणाली के होते हुए भी द्विपक्षीय/विविधपक्षीय करारों, 
जो कि इसकी परिधि से बाहर हैं, में बहुत ही कम समय में तेजी, 
विशेषरूप से यूरोप में, पनुः सामने आ गई  । इस विकास का 
परिणाम क्षेत्रीयवाद और बहुपक्षवाद दोनों में ही समवर्ती उन्नति 
के रूप में देखा गया । वास्तव में गैट 1994 के अनुच्छेद XXIV 
में व्यापार करारों के लिए वैधानिक समर्थन शामिल है । यह 
अनुच्छेद सदस्य देशों को अत्यधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) 
के सिद्धांत से छूट देता है और अधिमान्य देशों के बीच आयात 

करार के अनुसमर्थन के माध्यम से देशों के बीच में आपसी 
आयातों को अनुमति प्रदान करता है । डब्ल्यूटीओ तीन प्रकार 
के व्यापार करारों को अनुमति प्रदान करता हैं । ये हैं:

	 •	 अनुच्छेद XXIV के अंतर्गत संस्वीकृत कस्टम 
यूनियन और मुक्त व्यापार करार ;

	 •	व िकासशील देशों के बीच समर्थनकारी खंड के 
अंतर्गत बनाए गए विकासशील देशों के बीच करार 
जो कि अधिमान्य व्यवहार की अनुमति देते हैं; तथा

	 •	 सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जीएसपी) के अंतर्गत 
करार जो कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों 
को अधिमान्य व्यवहार करने की अनुमति देते हैं । 

टीए की अनुमति प्रदान करने वाले गैट के अनुच्छेद XXIV 
के अंतर्गत विशिष्ट शर्तें निम्न हैं- 

	 •	 एफटीए सदस्य एफटीए के गठन से पूर्व  विद्यमान 
प्रतिबंधों को छोड़कर गैर सदस्यों के साथ व्यापार के 
बारे में उच्च या अधिक प्रतिबंधात्मक प्रशलु्क या गैर 
प्रशलु्क अवरोधक खड़े नहीं करेंगे । 

	 •	 घटक क्षेत्रों के बीच में प्रशलु्कों और अन्य प्रतिबंधों 
को दूर करना और उन्हें प्रत्येक क्षेत्र से उत्पादित 
होने वाले उत्पादों के संबंध में वस्तुतः सभी व्यापारों 
पर लागू करना । 

	 •	 टीए के अंदर ड्यूटियों और अन्य व्यापार प्रतिबंधों को 
एक उचित समय के अंदर समाप्त किया जाना अर्थात 
अधिक से अधिक दस वर्ष की अवधि के अंदर ।

	 •	 इसके अलावा, एक समर्थनकारी खंड जो अनुच्छेद 
XXIV के अंतर्गत दी गई शर्तों का पालन किए बिना 
विकासशील देशों को वरीयता देने वाली व्यापार 
व्यवस्थाए ंबनाने की अनुमति देता है । 

वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य हैं । जलुाई 20183 
में इसमें शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य लाइबेरिया है और 
अधिकांश सदस्य कम से कम एक टीए में सहभागी हैं । टीए के 
अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधे से अधिक आता है और यह 
डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत वैश्विक बहुपक्षीय करारों के साथ-साथ 
परिचालित होता है । 1950 के दशकों से सक्रिय व्‍यापार करारों 
की संख्‍या में लगातार बढ़ोतरी होती रही, जो 1990 में लगभग 

2  यह गैट में निहित है और एक सदस्य के व्यापार भागीदारों के बीच में भेदभाव 
नहीं करने का सिद्धांत है ।

3  6 सितंबर 2019 की स्थिति के अनसुार ।
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70 हो गई । उसके बाद टीए गतिविधि में काफी तेजी आई, जिससे 
अगले पांच वर्षों में टीए की संख्‍या दोगनुा से अधिक हुई और 
2010 तक चार गनुा से अधिक हो गई (डब्‍ल्‍यूटीओ, 2011) । 
03 सितंबर 2019 की स्थिति के अनसुार डब्‍ल्‍यूटीओ के पास 
695 टीए अधिसूचित किए गए, जिनमें से वर्तमान में 481 अमल 
में हैं (चार्ट  1) । अनेक देशों द्वारा बहिर्मुखी नीतियों की ओर रुख 
बदलने के कारण टीए की वास्तविक संख्‍या में बढ़ोतरी दर्ज हुई 
और 1990 दशकों के पूर्वार्द्ध से उसमें तेजी आने लगी । इसके 
कारण उस समयावधि की तलुना में व्‍यापार करारों की मांग में 
उछाल आया, जब अंतर्मुखी विकास कार्यनीतियों का वर्चस्‍व था ।

।।।.  साहित्‍यिक समीक्षा

व्‍यापार करार 1950 दशकों के पूर्वार्द्ध से ही 
अनुसंधानकर्ताओ ं का ध्‍यान आकृ‍ष्‍ट करते रहे हैं । परपंरागत 
आर्थिक सिद्धांत ने प्रत्‍येक सदस्‍य देश पर टीए के कल्‍याणकारी 
प्रभाव के परीक्षण की मांग की है, यथा- समग्र रूप से एक 
ब्‍लॉक के स्‍तर पर और विश्‍व के अन्‍यों के संदर्भ में । वैश्विक 
अर्थव्‍यवस्‍था पर टीए के परिणाम स्‍पष्‍ट रूप से सकारात्‍मक 
नहीं हैं । टीए व्‍यापार के फैलाव और वैश्विक कल्‍याण में योगदान 
कर सकता है, वहीं उससे कल्‍याण में कमी भी आ सकती है । 
समग्र कल्‍याण इस बात पर निर्भर करता है कि क्‍या इन करारों 
से तुलनात्‍मक लाभ पर आधारित नए व्‍यापार तरीकों का सजृन 
होता है या अपे‍क्षाकृत अधिक प्रतिस्‍पर्धी गैर-सदस्‍य से व्‍यापार 

ब्‍लॉक के एक सदस्‍य का रूप लेने से व्‍यापार में बदलाव आता 
है । टीए का प्रभाव विश्‍लेषण या तो ऐतिहासिक आंकड़ों के संदर्भ 
में पश्‍चगामी होता है या फिर पूर्वानुमानों के आधार पर होता है । 
सामान्‍यत: पश्‍चगामी अध्‍ययनों में व्‍यापार को बढ़ावा देने में टीए 
के प्रभाव के विश्‍लेषण हेतु गरुुत्‍वमूलक समीकरण का प्रयोग 
होता है (टिनबेर्गन (1962) और बेर्गस्‍ट्रैंड (1985)) । सबसे पहले 
इसकी जांच जेकब विनर (1950) ने की थी, जिन्‍होंने व्‍यापार 
सजृन और व्‍यापार विचलन की संकल्‍पनाओ ंकी शरुुआत की 
थी । विनर ने उस स्थिति को व्‍यापार सजृन की परिभाषा के 
रूप में बताया है, जब किसी अधिमानी व्‍यापार ब्‍लॉक के एक 
सदस्‍य को अमुक उत्‍पाद तैयार करने में तुलनात्‍मक लाभ मिला 
है और व्‍यापारगत अड़चनों को दूर किए जाने के कारण वह 
अब मुक्‍त व्‍यापार क्षेत्र के भागीदारों को बेचने में समर्थ हुआ है । 
व्‍यापार विचलन का तात्‍पर्य ऐसे मुक्‍त व्‍यापार करार बनने के 
बाद कल्‍याण में होने वाली कमी से है, जिसके कारण व्‍यापार 
ब्‍लॉक से इतर देश से होने वाले निम्न लागत आयातों में बदलाव 
होता है (अनुबंध-।) । विनर ने अपने सेमिनल पत्र में यह दर्शाया 
है कि नियमित आधार पर व्‍यापार उदारीकरण का निवल प्रभाव 
ससु्‍पष्‍ट रूप से कल्‍याणवर्धक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है । मीड 
(1955) ने एक सामान्‍य समीकरण मॉडल में व्‍यापार ब्‍लॉकों के 
प्रथम कल्‍याणमूलक सैद्धांतिक विश्‍लेषण प्रस्‍तुत किया । उसके 
बाद मीड के मॉडल का प्रयोग टीए के कल्‍याणमूलक प्रभाव का 
पता लगाने के लिए किया गया, जिसमें लिप्‍से (1958), मंडेल 

चार्ट 1: व्यापार करार: वैश्विक परिप्रेक्ष्य
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माल सूचनाएँ सेवा सूचनाएँ आरटीए की स्वीकृति
आरटीए की लागू सचंयी अधिसूचनाए ं(दाया ँमान)

स्रोत : विश्व व्यापार सगंठना 3 सितंबर 2019 से लागू ।

आरटीए की लागू सचंयी सूचनाए ँ(दाया ँमान)
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(1964), वनेक (1965), कॉर्डेन (1972) और मैकमिलन और 
मैकैन (1981) ने काफी योगदान किया । 

टिनबेर्गेन (1962) ने सदस्‍य देशों के लिए व्‍यापार पर अंग्रेजी 
राष्‍ट्र-मंडल के प्रभाव का विश्‍लेषण करने के लिए गरुुत्‍वमूलक 
मॉडल का प्रयोग किया । इस अध्‍ययन में यह निष्‍कर्ष निकाला 
गया कि व्‍यापार प्रवाहों पर टीए के ‘औसत उपचार प्रभाव’ 
आर्थिक दृष्टि से उतना महत्‍व नहीं रखता । उक्‍त पत्र में यह पाया 
गया कि टीए से सदस्‍य देशों में होने वाले व्‍यापार प्रवाहों में केव ल 
5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है । टिनबेर्गेन के बाद कई लेखकों, 
जैसे ऐटकेन (1973), ऐब्रम्‍स (1980), तथा ब्राडा और मेंडेज़ 
(1983), ने यह पाया कि सदस्‍यों के बीच व्‍यापार प्रवाहों पर टीए 
का काफी प्रभाव होता है, वहीं बेर्गस्‍ट्रैंड (1985) तथा फ्रैं केल, 
स्‍टीन और वी (1995) ने यह निष्‍कर्ष निकाला कि इसका कोई 
महत्‍वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है । 

टीए पर सैद्धांतिक साहित्‍य के अनसुार करार-विशेष का 
वर्गीकरण लाभकारी या नकुसानदेह के रूप में किया जाना 
उसमें शामिल देशों और उस व्‍यापार की सीमा पर निर्भर करता 
है, जिसकी तलुना अपयोजित व्‍यापार के साथ की जाती है 
(पनगारिया, 2000) । इन प्रभावों का मूल्‍यांकन करने वाला 
प्रयोगसिद्ध ढांचा विशेष महत्‍व रखता है । बर्फि शर और उनके 
सहयोगी (2001) ने यह नोट किया कि टीए का प्रभाव वस्‍तुत: 
व्‍यावहारिक मदु्दा है, जिसका निपटान आंकड़ा विश्‍लेषण से किया 
जाए । क्रग्‍मैन (1991) ने क्षेत्रीय टीए की सापेक्षिक खूबियों का 
विश्‍लेषण किया । उक्‍त आलेख में टीए की संख्‍या में बदलाव आने 
पर वैश्विक कल्‍याण में होने वाले परिवर्तन का विश्‍लेषण किया गया 
है । उस आलेख में यह पाया गया है कि जब टीए बड़े पैमाने पर हैं, 
और उनकी संख्‍या काफी घटती है तो ऐसी स्थिति में कल्‍याण में 
कमी आ जाती है । परतं ुकल्‍याण तब सर्वाध िक स्‍तर पर पहुंचता 
है जब विश्‍व में एक ही टीए होता है, जिसके अंतर्गत सभी देश 
शामिल हैं और विश्‍व मकु्‍त व्‍यापार की ओर आगे अग्रसर होता 
है । क्रग्‍मैन ने यह निष्‍कर्ष निकाला कि अधिकांश टीए नैसर्गिक 
व्‍यापार पद्धति के अंतर्गत शामिल हैं, ऐसे में व्‍यापार अपयोजन की 
संभावना काफी कम है और क्षेत्रीय मकु्‍त व्‍यापार की ओर अग्रसर 
होने से मकु्‍त व्‍यापार क्षेत्र में शामिल सदस्‍यों के लिए नकुसान 
कम, अपित ुलाभ अधिक मिलेगा । 

भारत के मामले में अध्‍ययनों ने विभिन्‍न प्रयोगसिद्ध 
विनिर्देशों का प्रयोग करते हुए टीए के प्रभाव का विश्‍लेषण किया 

है, जिसके तहत पूर्व-पश्‍च मूल्‍यांकन से लेकर जीटीएपी (वैश्विक 
व्‍यापार विश्‍लेषण परियोजना)4 और स्‍मार्ट 5 ढांचों के अंतर्गत 
विश्‍लेषण शामिल हैं । संपूर्ण  व्‍यापार उदारीकरण परिदृश्‍य 
यकु्‍त भारत-एसियान (दक्षिण पूर्व  एशियाई राष्‍ट्र संघ) एफटीए 
के प्रभाव के पूर्वगामी विश्‍लेषण पर आधारित अध्‍ययनों में यह 
निष्‍कर्ष निकाला गया है कि भारत की आबंटनमूलक दक्षता 
बढ़ेगी, वहीं व्‍यापार प्रभाव की स्थिति लगातार खराब होती 
जाएगी और ऋणात्‍मक रहेगी (अहमद, 2010 और सिकदार 
एवं नाग 2011) । पश्‍चगामी विश्‍लेषण पर आधारित अध्‍ययनों 
में यह निष्‍कर्ष निकाला गया कि इंडिया-एसियान एफटीए के 
बाद एसियान को भारत द्वारा किए गए निर्यातों में काफी 
बढ़ोतरी हुई, जिसमें थाइलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, 
फिलीपिंस और लाओ पीपल्‍स डेमोक्रेटि क रिपब्लिक के मामले 
में सर्वाध िक ऐक्‍सेस मिला । तथापि, अंतरा-एसियान व्‍यापार के 
संबंध में इंडिया-एसियान टीए का कोई खास प्रभाव नहीं रहा 
(वेंकटेश और भट्टाचार्य (2014)) । इंडिया-कोरिया टीए पर 
शेषाद्रि (2015) द्वारा किए गए अध्‍ययन में यह निष्‍कर्ष निकाला 
गया कि टैरिफ में उत्‍तरोत्‍तर कटौती के परिणामस्‍वरूप टीए 
की उपयोगिता में निरतंर सधुार हुआ । तथापि, कोरिया को 
भारत द्वारा किए गए समग्र निर्यातों में बढ़ोतरी नहीं हुई और  
केव ल कतिपय क्षेत्रों में ही वदृ्धि दर्ज हुई । भारत श्रीलंका 
एफटीए संबंधी अध्‍ययनों में यह पाया गया कि दोनों देशों के 
बीच हुए व्‍यापार प्रवाहों में मामूली बढ़ोतरी हुई, जिसमें दोनों 
भागीदारों के निर्यात समूह में विविधता थी (मुखर्जी और उनके 
सहयोगी (2002), वीराकून और उनके सहयोगी (2006), जोशी 
(2012)) । परतंु सारस्‍वत और उनके सहयोगी (2018) द्वारा 
किए गए हाल के अध्‍ययन में यह दलील दी गई कि जहां तक 
भारत के निर्यात का मामला है वह मूल्‍य, जैसे टैरिफ कटौती या 
उसका हटाया जाना, में परिवर्तन की तुलना में आय में परिवर्तन 
के प्रति काफी अधिक संवेदनशील है । भारतीय व्‍यापारियों 
4  स्के ल पर लगातार रिटर्न  के साथ मानक जीटीएपी मॉडल एक मल्टीरिजन, 
मल्टीसेक्टर, कम्प्यूटेशनल सामान्य संतुलन मॉडल है । यह ग्लोबल ट्रेड 
एनालिसिस कें द्र पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, यूएसए द्वारा विकसित किया गया है ।
5  स्मार्ट  विश्व बैंक के वर्ल्ड  इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन (डब्ल्यूआईटीएस) के अंतर्गत 
उपलब्ध एक अंतर्निहि त विश्लेषणात्मक उपकरण है । स्मार्ट  फ्रे मवर्क  में प्रोफेसर 
जोसेफ फ्रें कोइस और कीथ हॉल द्वारा ग्लोबल सिमुलेशन मॉडल विकसित किया 
गया है । मॉडल, उद्योग (उत्पाद) स्तर पर वैश्विक व्यापार नीति में बदलाव का एक 
आंशिक संतुलन विश्लेषण है । फ्रे मवर्क  राष्ट्रीय उत्पाद अंतर का प्रयोग करते हुए  
उद्योग स्तर पर व्यापार नीति में वैश्विक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव, के 
साथ-साथ मूल्यांकन करता है ।
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(लगभग 25 प्रतिशत से कम) ने भी टीए संबंधी सूचना का 
अभाव, निम्‍न तरजीह मार्जिन और मूल नियमावली से संबद्ध 
प्रशासनिक लागतों जैसे अन्‍यान्‍य कारणों से टीए का काफी कम 
पैमाने पर उपयोग किया है ।

कुल मिलाकर, मौजूदा सामग्री ने बाहरी व्यापार और 
कल्याण पर व्यापार समझौतों का मिश्रित प्रभाव दर्शाया है । 
व्यापार समझौते से संसाधनों का पनुर्आबंटन होगा और इससे 
कुछ हद तक व्यापार सजृन और व्यापार विपथन होगा । हालांकि, 
इनमें से हरेक अध्ययन इस प्रभाव को निर्धा रित करने में समय-
विशिष्ट और क्षेत्र-विशिष्ट कारकों को उजागर है।

IV.  भारत और व्यापार समझौते 

भारत ने पिछले कई वर्षों में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापारिक 
समझौते किए हैं । ये समझौते सदस्य देशों के बीच वस्तुओ ं
के व्यापार पर अधिमानी ब्याज दरें ऑफर करने के अलावा 
सेवाओ,ं निवेश और बौद्धिक संपदा में व्यापार के क्षेत्र में व्यापक 
आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं । इन व्यापार समझौतों में 
से कुछ वस्तुओ ंके व्यापार में प्रशलु्क कटौती से परे चले गए हैं 
और सेवाओ ंऔर निवेश में उदारीकरण जैसे अन्य घटकों को 
शामिल करते हैं । पहला व्यापार समझौता, जिसका एक भारत 
सदस्य बना, वह 1975 का बैंकॉक समझौता था । 2005 में 
विकासशील अर्थव्यवस्थाओ ं के बीच के इस क्षेत्रीय पहल को 
एशिया पैसिफिक व्यापार समझौता (एपीटीए) के रूप में नया 
रूप दिया गया । भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता 
भारत-श्रीलंका एफटीए (आईएसएफटीए) पर दिसंबर 1998 में 
हस्ताक्षर किए गए थे और यह वर्ष 2001 में लागू हुआ था । इसके 
बाद भारत ने 2004 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता 
(एसएएफटीए), 2005 में सिंगापरु के साथ व्यापक आर्थिक 
सहयोग समझौता (सीईसीए), 2010 में भारत-एएसईएएन 
एफटीए, 2010 में भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी 
समझौता (सीईपीए), 2011 में भारत-मलेशिया सीईसीए और 
भारत-जापान सीईपीए लागू किया । सार्क  अधिमान्य व्यापार 
समझौता (एसएपीटीए) भारत और अन्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय 
सहयोग संगठन (एसएएआरसी) देशों के बीच एक अधिमानी 
समझौता है ।

पिछले एक दशक में भारत की व्यापार नीति उल्लेखनीय 
रूप से क्षेत्रीयता की ओर एक उन्मुख हुई है । भारत का लगभग 

54 देशों6 के साथ अधिमानी पहुंच, आर्थिक सहयोग और मुक्त 
व्यापार समझौते (एफटीए) हैं । भारत ने लगभग 18 समूहों / 
देशों7 के साथ सीईपीए/ सीईसीए/ एफटीए/ अधिमान्य व्यापार 
समझौतों (पीटीए) के रूप में द्विपक्षीय व्यापार सौदों पर 
हस्ताक्षर किए हैं । अधिमान्य व्यवस्था/ योजनाए ँ जिसके तहत 
भारत को प्रशलु्क वरीयताए ँ प्राप्त हो रही थीं, सामान्यीकृत 
प्रणाली वरीयताए ँ (जीएसपी) और वैश्विक व्यापार वरीयताए ँ
(जीएसटीपी)8 हैं । वर्तमान में, जीएसटीपी के 43-सदस्य देश 
हैं और भारत ने सीमित उत्पादों पर 12 देशों के साथ प्रशलु्क 
रियायतों का आदान-प्रदान किया है (चार्ट  2) ।

भारत और कई एशियाई देशों ने एक सीईसीए पर  
हस्ताक्षर किए हैं, जो वस्तुओ,ं सेवाओ,ं निवेशों में व्यापार तथा 
शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वाय ु सेवाओ ं तथा बौद्धिक 
संपदाओ ं में आर्थिक सहयोग के समझौतों का एक एकीकृत 
पैकेज  है । ये समझौते स्रोत के नियमों (रूल्स ऑफ ऑरिजिन) 
को निर्धा रित करते हैं, जो निर्यात के लिए प्रशलु्क अधिमान हेत ु
पात्र होने के लिए अवश्य पूरे होने चाहिए । सारणी 1 भारत के 
प्रमुख व्यापार समझौतों का एक व्यापक विहंगावलोकन प्रदान 
करता है ।

1990 के दशक की शरुुआत से भारत के व्यापार समझौते 
तेजी से प्रचलित हुए हैं । महत्वपूर्ण परिकल्पना यह जांचने के 
लिए है कि क्या इन क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों का बाद के समय 

6  स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ।
7  एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रिमेंट (पीटीए) में दो या दो से अधिक साझेदार टैरिफ लाइनों की 
सहमत सखं्या पर टैरिफ को कम करने के लिए राजी होते हैं । साझेदार जिन उत्पादों पर 
ड्यूटी कम करने के लिए सहमत होते हैं उनकी सूची को सकारात्मक सूची कहा जाता है । 
भारत मर्कोसूर पीटीए इसका एक उदाहरण है । हालांकि, आम तौर पर पीटीए सभी व्यापार 
को पर्याप्त रूप से कवर नहीं करते हैं । 
एक फ्री ट्रेड एग्रिमेंट (एफटीए) में, साझेदार दशेों के बीच पर्याप्त द्विपक्षीय व्यापार को कवर 
करने वाली वस्तुओ ंपर शलु्क समाप्त हो जाते हैं; हालांकि प्रत्येक गैर-सदस्यों के लिए 
व्यक्तिगत टैरिफ सरंचना बनाए रखता है । भारत श्रीलंका एफटीए इसका एक उदाहरण है। 
एक एफटीए और एक पीटीए के बीच महत्वपूर्ण अतंर यह है कि पीटीए में उत्पादों की एक 
सकारात्मक सूची होती है, जिस पर ड्यूटी को कम करना होता है; एफटीए में एक नकारात्मक 
सूची होती है जिस पर ड्यूटी कम या समाप्त नहीं होती है । इस प्रकार, आमतौर पर टैरिफ 
लाइनों (उत्पादों) के कवरेज में पीटीए की तलुना में  एफटीए अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं 
जिस पर ड्यूटी को कम करना है । 
कॉमप्रिहेंसिव इकॉनोमिक कोऑपरशेन एग्रिमेंट (CECA) और कॉमप्रिहेंसिव इकॉनोमिक 
पार्टनरशिप एग्रिमेंट (CEPA): उन करारों का वर्णन करता है जिनमें आईपीआर और 
प्रतिस्पर्धा सहित अन्य क्षेत्रों के साथ माल, सेवाओ ंऔर निवेश पर एक एकीकृत पैकेज  
शामिल होता है । भारत कोरिया सीईपीए इसका एक उदाहरण है और यह व्यापार सगुमता 
और सीमा शलु्क सहयोग, निवेश, प्रतिस्पर्धा और आईपीआर जैसे अन्य क्षेत्रों की एक 
विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है ।
8  तथापि, यनुाईटेड राज्यों ने भारत को दिए हुए जीएसपी लाभों (यूएसटीआर) को 5 जून 
2019 से निकाल दिये हैं ।
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सारणी 1: भारत का प्रमखु दुतरफा और क्षेत्रीय व्यापार करार
क्र. 
स.ं

सकं्षिप्त समहू सदस्य देश एफटीए/पीटीए
सखं्या नाम

1 एपीटीए एशिया पैसिफिक व्यापार  
करार 

6 बांगलादशे, चीन, भारत, लाओस, रिपब्लिक ऑफ 
कोरिया, श्रीलंका

आशंिक स्कोप करार (पीएस - ए) 
और आर्थिक समाकलन करार 
(ईआईए)

2 भारत का एशियन 
टीआईजी 

भारत का एशियन व्यापार में 
माल करार 

11 ब्रुनेल, कंबोडिया, भारत, इन्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया, 
म्यांमार, फिलिपाइन्स, सिगंापूर, थाइलैंड और वियतनाम 

एफटीए और ईआईए

3 बीआईएम 
एसटीईसी 

बांगलादशे, भारत, म्यांमार, 
श्रीलंका, थायलैंड इकोनोमिक 
कोपरशेन 

7 बांगलादशे, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और 
थायलैंड

समझोते के अतंर्गत

4 जीएसटीपी व्यापार वरियता की वैश्विक 
प्रणाली

43 अलजेरिया, अर्जेन्टीना, बांगलादशे, बेनिन, बोलिविया, 
ब्राज़ील, केमेरून, चिली, कोलम्बिया, क्यूबा, डेमोक्रेटि क 
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इक्के डोर, इजिप्त, 
घाना, गयुाना, भारत, इन्डोनेशिया, ईरान, इराक, लीबिया, 
मलेशिया, मेक्सिको, मोरोक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, 
निकारागआु, नाइजेरिया, पाकिस्तान, पेरु, फिलिपाइन्स, 
रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमानिया, सिगंापूर, श्रीलंका, 
सडुान , थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबागों , टूनीसिया, 
तंज़ानिया, वेनेजएुला, वियतनाम, ज़िम्बाब्वे 

पीएसए

5 एमईआर 
सीओएसयूयार इंडिया

दक्षिणी सामान्य बाजार भारत 5 अर्जेन्टीना, ब्राज़ील , पराग्वे, उरुग्वे और भारत पीएसए

6 एसएएफटीए दक्षिण एशिया मफु्त व्यापार 
करार 

8 अफगानिस्तान, बांग्लादशे, भूटान, भारत, 
मालदीव,नेपाल,पाकिस्तान और श्री लंका 

एफटीए 

7 आईएसएलएफटीए इंडो श्रीलंका एफटीए 2 भारत और श्रीलंका एफटीए 
8 आईएमसीईसीए इंडो मलेशिया सीईसीए 2 भारत और मलेशिया एफटीए और ईआईए
9 आईएससीईसीए भारत सिगंापरु सीईसीए 2 भारत और सिगंापूर एफटीए और ईआईए

10 जेआईसीईपीए जापान भारत सीईपीए 2 भारत और जापान एफटीए और ईआईए
11 आईकेसीईपीए भारत कोरिया सीईपीए 2 भारत और दक्षिण कोरिया एफटीए 

स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार।
         विश्व व्यापार संगठन

भारत

भारत
प्रोफाईल

चार्ट 2: भारत का माल और सेवाओ ंका व्यापार भागीदारों के स ाथ करार 

टिप्पणी : डब्ल्यूटीओ सांख्यिकीय आरटीए की भौतिक सखं्या के बदले आरटीए के आवश्यक अधिसूचनाओ ंके आधार पर है । अतः आरटीए के अतंर्गत माल और सेवाए ँदोनों 
समाविष्ट है, भौतिक रूप से आरटीए एक होने के बावजद, हम उन्हें दो अधिसूचनाओ(ंएक माल और अन्य सेवाओ)ंके रूप में मानते हैं । 
स्रोत : विश्व व्यापार सगंठना (डब्ल्यूटीओ), भारत का भागीदारी दशेों के साथ किए गए क्षेत्रीय व्यापार करार को लाल रगं में दर्शाया गया हैं । 3 सितंबर 2019 को पहुचँ ।

 नकार
विश्व व्यापार सगंठना
माल और सेवाओ ंमें आरटीए की हिस्सेदारी

चनुिंदा दशे/ क्षेत्र के साथ आरटीए की हस्ताक्षरी 
चनुिंदा दशे/ क्षेत्र के साथ आरटीए की गैर-हस्ताक्षरी लेकिन डब्ल्यूटीओ के सदस्य 
चनुिंदा दशे/ क्षेत्र के साथ आरटीए की गैर-हस्ताक्षरी लेकिन डब्ल्यूटीओ के सदस्य नहीं
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में भारत और इसके समझौता पार्टनरों के बीच बढ़ते व्यापार9 के 
संदर्भ में वांछित परिणाम आए हैं । मूल्य के हिसाब से, पिछले दो 
दशकों में विश्व के साथ भारत का कुल व्यापार मजबूती से बढ़ा 
है (चार्ट  3) । 

समझौता पार्टनर और गैर-पार्टनर देशों के साथ भारत 
के व्यापार का पथृक्करण दर्शाता है कि पिछले दो दशकों  

में भारत और उसके व्यापार समझौता पार्टनरों के बीच अंतर-
संबंध काफी मजबूत हुए हैं और लगातार आगे की ओर बढ़े हैं 
(चार्ट  4)।

अपने समझौता पार्टनर देशों के साथ भारत के व्यापार 
पर व्यापार समझौतों के प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी 
प्राप्त करने के लिए व्यापार समझौतों के पूर्व / उपरांत प्रभाव का 

9  यह लेख भारत की कुल निर्यात और आयात (व्यापारिक माल) को दर्शाता है ।
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चार्ट 3: भारत का कुल व्यापार 

चार्ट 4: भारत का व्यापार

स्रोत : विश्व एकीकृत व्यापार सगंठन । विश्व में किए गए निर्यात और आयात को कुल व्यापार में दर्शाए गए हैं ।

गैर-एफटीए एफटीए
टिप्पणी : गैर-एफटीए - गैर विदशेी व्यापार करार दशे
              एफटीए - विदशेी व्यापार करार दशे
स्रोत : डब्ल्यूआईटीएस डाटाबेस के आधारपर लेखक की गणना ।
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विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है । यह अध्ययन पैनल डेटा 
का उपयोग करते हुए प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए ‘डिफरेंस 
इन डिफरेंस’10 पद्धति का इस्तेमाल करता है । इस अध्ययन के 
लिए परीक्षित अनमुान इससे संबंधित है कि क्या ये समझौते 
सामान्यरूप से उच्चतर व्यापार की ओर अग्रसर होते हैं और 
विशेषरूप से किस प्रकार आयात और निर्यात में प्रगति हुई है । 
यह प्रयोगसिद्ध विनिर्देशन सदस्य देशों और गैर सदस्य देशों के 
बीच व्यापार संबंधों में होने वाले अंतर को प्रदर्शित करने का 
प्रयास करता है । इस अध्ययन में कुल 31 देशों को शामिल किया 
गया है जिनमें से 18 देश प्रयोगिक समूह (ट्रीटमेंट ग्रुप) के अंग 
है और 13 देश नियंत्रण समूह के अंग हैं । प्रयोगिक समूह में वे 
देश शामिल हैं जिनसे भारत का व्यापार करार है । नियंत्रण समूह 
में वे देश शामिल हैं जिनसे भारत का व्यापार करार नहीं है । 
व्यापार की प्रवतृ्ति निर्धा रित करने वाले चर-वस्तुओ ंको चनुने के 
लिए हम गरुुत्वाकर्षण मॉडल से अनमुान लगाते हैं (टिनबर्गेन के 
पेपर (1962)) । पारपंरिक गरुुत्वाकर्षण मॉडल दो देशों के बीच के 
द्विपक्षीय व्यापार सिद्धांत पर आधारित है तथा सीधे तौर पर इन 
दोनों देशों के आकार से (सकल घरलूे उत्पाद द्वारा मापा जाता है) 
और प्रतिलोम रूप से दोनों देशों के बीच की दूरी से संबंधित है । 
इन माइक्रो फ़ाउंडेशन के आधार पर, गरुुत्वाकर्षण मॉडल के कई 
मानदडं हैं जिसका शोधकर्ताओ ंने उपयोग किए हैं ।

इस अध्ययन के लिए हमारा यह मानना है कि साझेदार दशे 
की सकल घरलूे उत्पाद (जीडीपी) और भारत के सकल घरलूे 
उत्पाद (जीडीपी) दोनों दशे की अर्थव्यवस्था के आकार और 
वस्‍तुओ ंकी मांग को निर्धारित करने में मदद करता है । हम दशेों 
के द्विपक्षीय विनिमय दर लेने के द्वारा मूल्य ग्रहणशीलता को भी 
नियतं्रित करते हैं । यह अध्ययन वर्ष 2000 के बाद हस्‍ताक्षरित 
करार का विश्लेषण करता है, इसलिए इस विश्लेषण में 1996 से 
लेकर सभी दशेों के लिए उपलब्‍ध अद्यतन आकंडे यानी 2017 
तक का अध्ययन किया गया है । सकल घरलूे उत्पाद और विनिमय 
दर सबंधंी आकंड़े क्रमश: विश्व बैंक और आईएमएफ के डेटाबेस से 
लिए गए हैं । दशेों के व्यापार प्रवाह से सबंधंि‍त आकंड़े, विश्व बैंक 
के वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन (WITS) डेटाबेस से लिए गए हैं ।

प्रयोगसिद्ध विनिर्देश इस प्रकार है:
LTr=a1+a2*LGDP_P+a3*LGDP_I+a4*(country 
dummy* year dummy)+countryFE+
yearFE+e	 .....1

Lexp=b1+b2*LGDP_P+b3*LER+b4*(country
dummy*year dummy)+countryFE
yearFE+e	 .....2

Limp=c1+c2*LGDP_I+c3*LER+c4*(country  
dummy *year dummy)+countryFE+
yearFE+e	 .....3

जहां,

Tr: यूएस डॉलर में साझेदार दशे के साथ कुल व्यापार है;

Exp: यूएस डॉलर में साझेदार दशे के साथ भारत का 
निर्यात; 

Imp: यूएस डॉलर में साझेदार दशे से भारत का आयात;

GDP_p: यूएस डॉलर में साझेदार दशे का प्रति व्यक्ति 
सकल घरलूे उत्पाद;

GDP_I: यूएस डॉलर में भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरलूे 
उत्पाद;

ER: साझेदार दशे के साथ भारत की द्विपक्षीय विनिमय दर;

Country dummy: जिन दशेों के साथ भारत का व्यापार 
करार है उनके लिए डम्‍मी वेरियबल मूल्‍य 1 है अन्यथा 0 है;

Year dummy: करार वर्ष के प्रभावी होने की तारीख से चर 
वस्तुओ ंका मूल्‍य 1 है अन्यथा 0 है।

उपरोक्त समीकरण के सभी चर वस्‍तुओ ं को लघगुणकीय 
रूप में लिए गए हैं।

समीकरण 1 में, साझेदार दशे और भारत के जीडीपी के 
गणुांक सकारात्मक हैं जो यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के 
आकार के साथ व्यापार बढ़ता है (सारणी 2) । इसके परिणाम इस 
बात की भी सकेंत दतेे हैं कि निर्यात दशेों के लिए आपूर्ति पक्ष के 
प्रभाव मांग पक्ष पर हावी होते हैं । ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 
उच्च सकल घरलूे उत्पाद वाले दशे अधिक आपूर्ति (अपनी घरलूे 
मांग के सापेक्ष) के कारण निर्यात करने में सक्षम होते हैं । इसके 
विपरीत आयात करने वाले दशे के लिए यह सच है कि उच्च घरलूे 
मांग के कारण आयात अधिक होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप 
उच्च सकल घरलूे उत्पाद वाले दशेों का अधिक व्यापार होता 
है । डम्‍मीस की सहभागिता सबंधं सकारात्मक और सांख्यिकीय 

10  डिफरसं इन डिफरसं (डीआईडी) तकनीक का उपयोग किया गया है अर्थमिति 
के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डिफरसं इन डिफरसं (डीआईडी) तकनीक का उपयोग 
किया गया है, लेकिन इस पद्धति में अंतर्निहि त तर्क  1950 के दशक में सामाजिक 
विज्ञान (लीचनर, 2011) में जॉन स्नो द्वारा स्थापित किया गया था जिसे ‘अध्ययन 
से पहले और बाद में नियंत्रित’ कहा जाता था । यह अनुमान उपचार समूह में 
उपचार के पहले और बाद में औसत परिणाम की भिन्नता दर्शा ने की कोशिश 
करता है तथा इसमें से नियंत्रित परिणाम को घटाता है ।
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रूप से महत्वपूर्ण हैं जो यह दर्शाता है कि व्यापार पर भारत के 
व्यापार करार का समग्र प्रभाव सकारात्मक है । हम डिफरेंस-इन-
डिफरेंस समीकरण को विघटित करते हुए निर्यात और आयात 
पर होने वाले प्रभाव का अलग से विश्लेषण करने का प्रयास करते 
हैं । समीकरण 2, भारत के निर्यात की गतिशीलता का अनमुान 
प्रदान करता है जिससे यह पता चलता है कि व्यापार साझेदारों की 
सकल घरलूे उत्पाद में हुई 1 प्रतिशत की वदृ्धि के परिणामस्वरूप 
भारत के निर्यात में 0.33 प्रतिशत की वदृ्धि होती है । यह परिणाम 
व्‍यापार करार की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है । विनिमय दर का 

गणुांक दर्शाता है कि जब विनिमय दर में 1 प्रतिशत की वदृ्धि 
होती है (यानी, भारतीय मदु्रा का मूल्यह्रास होता है), तो भारत 
के निर्यात में 0.055 प्रतिशत की वदृ्धि होती है, लेकिन इसकी 
मूल्य-सापेक्षता नगण्य होती है । समीकरण 2 में, ब्याज का गणुांक, 
यानी, इसकी सहभागिता अवधि सकारात्मक और महत्वपूर्ण है । 
इस सहभागिता अवधि से यह पता चलता है कि गैर-साझेदार दशेों 
की तलुना में करार हस्ताक्षरित होने के बाद साझेदार दशेों के साथ 
भारत के निर्यात में, औसतन 15 प्रतिशत बढ़ोत्‍तरी हुई है । इसका 
सबूत हमें चार्ट  5 में मिलता है कि हालांकि साझेदार दशेों के साथ 
भारत के कुल निर्यात में वदृ्धि हुई है लेकिन हाल के वर्षों में हुए 
निर्यात का मध्‍यम लघगुणकीय मूल्य साझेदार और गैर-साझेदार 
दशेों के लिए समान प्रतीत होता है।

अतं में, आयात पर अतंिम समीकरण यह दर्शाता है कि जैसे 
ही भारत के सकल घरलूे उत्पाद में 1 प्रतिशत की वदृ्धि होती है, 
व्यापार साझेदार की स्थिति चाहे जो भी हो, आयात में 2.14 
प्रतिशत की वदृ्धि होती है । आयात के मामले में सहभागिता अवधि 
सकारात्मक और महत्वपूर्ण रही है । सहभागिता अवधि से पता 
चलता है कि करार के लागू होने के बाद गैर-व्यापार करार साझेदारों 
की तलुना में व्यापार करार साझेदारों से आयात में 48 प्रतिशत की 
वदृ्धि हुई है । बॉक्स चार्ट  से यह भी पता चलता है कि पिछले वर्षों 
में, व्यापार करारवाले साझेदार दशेों से भारत के आयात के मध्‍यम 
लघगुणकीय मूल्यों में गैर-व्यापार करार साझेदार दशेों की तलुना 
में काफी वदृ्धि हुई है (चार्ट  6) ।

सारणी 2: अनुमानित परिणाम
  (1) (2) (3)
  आईएनटीआर आईएनएक्सपी एलएनआईएमपी
आइएनजीडीपी _पी 0.354*** 0.332***  
  (0.0919) (0.0828)  
आइएनजीडीपी _आई 1.583*** 2.138***
  (0.115) (0.174)
पारस्परिक क्रिया 0.162* 0.155* 0.478**
  (0.0796) (0.0710) (0.145)
आईएनई आर 0.0555 -0.277***
  (0.0391) (0.0787)
एन 594 594 594
आर-एस क्यू 0.835 0.847 0.664
वर्ष एफई हाँ हाँ हाँ
दशे एफई हाँ हाँ हाँ
कोष्ठक में मानक त्रुटिया ँ।  
=’* पी<0.05  ** पी<0.01  *** पी<0.001’
स्रोत : गणना डब्ल्यूआईटीएस डाटाबेस पर आधारित ।

चार्ट 5: भारत का निर्यात

इन
एक

्स
पी

गैर एफ टी ए एफ टी ए
जहां गैर-एफटीए : गैर-विदशेी व्यापार करार दशे
एफ टी ए : विदशेी व्यापार करार दशे 
स्रोत : डब्ल्यूआईटीएस डाटाबेस के आधारपर लेखक की गणना ।
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उपरोक्त प्रयोगसिद्ध विश्लेषण, विशेष रूप से इन देशों से 
आयात करार हस्ताक्षरित होने के बाद भारत के साझेदार देशों 
के साथ व्यापार में सधुार का संकेत देता है । इन देशों के साथ 
भारत के निर्यात की तुलना में आयात में तेज गति से वदृ्धि हुई 
है । यह उन देशों / क्षेत्रीय ब्लॉक्स के लिए सच है, जिनके साथ 
भारत ने हाल ही में व्यापार करार किया है, जैसे जापान, दक्षिण 
कोरिया और एसियन जहां भारत के निर्यात के प्रति आयात का 
अनुपात बढ़ा है (चार्ट  7) । 

तथापि, इससे जडु़ा एक बड़ा सवाल यह है कि इन साझेदार 
देशों से किन वस्तुओ ंका आयात किया जा रहा है । जैसा कि 
बलुेटिन में उल्लेख मिलता है कि आयात की लागत में कमी के 
कारण, उद्योगों को पूंजीगत वस्तुओ ंऔर मध्यवर्ती आदानों की 
अधिक से अधिक पहुंच होती है जो घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा 
और दक्षता में सधुार ला सकते हैं (गोलदर और कुमारी, 2003, 
नागराज 2017) । इसके अतिरिक्त, देश साझेदार देशों से उन्नत 
प्रौद्योगिकी के आयात से लाभ उठा सकता है । इस प्रकार, प्रत्येक 

चार्ट 6: भारत का आयात

चार्ट 7: भागीदारी देशों के स ाथ भारत का आयात- निर्यात अनपुात

इन
 आ

ईए
मप

ी

गैर एफ टी ए

जपान एशियनदक्षिण कोरिया

एफ टी ए
जहां गैर-एफटीए : गैर-विदशेी व्यापार करार दशे 
एफ टी ए : विदशेी व्यापार करार दशे 
स्रोत : डब्ल्यूआईटीएस डाटाबेस के आधारपर लेखक की गणना ।

2010 से भारत का 
एशियन और कोरिया के 
साथ एफटीए लागू

2011 में जपान 
के साथ भारत 
का एफटीए लागू 

स्रोत : डब्ल्यूआईटीएस डाटाबेस के आधारपर लेखक की गणना ।
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व्यक्तिगत साझेदार देश से आयात और निर्यात समूह की संरचना 
की सावधानी पूर्वक परीक्षण हमें और अधिक जानकारी प्रदान 
कर सकता है कि व्यापार करार लागू होने के बाद किन वस्तुओ ं
में वदृ्धि हुई है । जापान के मामले में, करार के कार्यान्वयन के 
बाद भारत ने ज्यादातर औद्योगिक आपूर्ति , पूंजीगत वस्‍तुए ंऔर 
परिवहन उपकरणों के आयात किए है जो कि एक सकारात्मक 
संकेत हो सकता है क्योंकि इन वस्‍तुओ ं का उपयोग, तैयार 
माल के उत्पादन के निवेश के रूप में किया जा सकता है और 
इस तरह अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सधुार के लिए 
सहायता प्रदान कर सकती है (सारणी 3) ।

कोरिया के मामले में, पूंजीगत वस्तुओ ं और औद्योगिक 
आपूर्ति  के आयात में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है,  
लेकिन उपभोक्ता वस्तुओ ंके आयात में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है 
(सारणी 4) । 

एसियन देशों के मामले में, आयात किए गए वस्‍तुओ ं के 
विघटन से उपभोक्ता वस्तुओ ं या पूंजीगत वस्तुओ ं के पक्ष में 
कोई विशेष पूर्वाग्रह दिखाई नहीं देता है । खाद्य और पेय पदार्थों, 
औद्योगिक आपूर्ति  और उपभोक्ता वस्तुओ ंके आयात में वदृ्धि हुई 
है, जबकि ईधंन और लूब्रिकंट्स, पूंजीगत वस्‍तुए ंऔर परिवहन 
उपकरण के आयात में गिरावट देखी गई है (सारणी 5) । 

सारणी 3: जापान से भारत को आयात (हिस्सा प्रतिशत में)
क्षेत्रवार वर्गीकरण 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
पूजंीगत वस्तुए ँ(यातायात 
उपकरण को छोड़कर)

48.4 47.9 46.9 46.7 50.5 50.0 46.1 47.5 45.7 45.5 42.2 42.8 38.8 45.6 40.9

उपभोक्ता वस्तुएँ 4.7 4.4 4.8 3.7 3.1 2.3 3.2 2.9 2.9 2.9 2.4 2.3 2.1 2.3 2.3
खाद्य और पेय - - - - - - - - 0.2 0.2 0.1 - - 0.1 -
ईधंन और ल्यूब्रीकें ट्स 2.6 3.4 0.8 1.6 3.1 5.9 3.0 1.8 3.6 3.3 2.2 2.1 2.2 1.5 2.3
औद्योगिक आपूर्ति 37.1 33.4 35.0 30.7 32.3 30.9 33.4 37.6 37.6 37.9 42.7 42.1 47.2 39.9 43.7
यातायात उपकरण 7.2 10.9 12.5 17.3 11.0 10.9 14.3 10.2 10.0 10.2 10.4 10.7 9.7 10.6 10.8
कुल 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- : कुछ नहीं अथवा नगण्य
स्रोत : डब्ल्यूआईटीसी डाटाबेस पर आधारित लेखक की गणना ।

सारणी 4: कोरिया से भारत को आयात (हिस्सा प्रतिशत में)
क्षेत्रवार वर्गीकरण 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
पूजंीगत वस्तुए ँ(यातायात 
उपकरण को छोड़कर)

57.7 49.2 52.2 44.2 35.1 31.4 27.0 33.3 30.5 31.6 28.4 29.8 34.5 31.4 31.5

उपभोक्ता वस्तुएँ 3.3 2.5 2.7 2.9 2.1 1.8 2.8 2.5 2.5 2.1 2.4 2.1 2.6 3.4 10.7
खाद्य और पेय 0.1 - - - - - - 0.1 0.2 0.1 - - - - -
ईधंन और ल्यूब्रीकें ट्स 0.1 0.1 0.1 8.3 8.2 9.6 12.5 7.1 7.4 6.7 5.5 7.1 5.1 5.2 4.9
औद्योगिक आपूर्ति 26.8 27.0 30.1 33.5 42.4 43.5 39.2 45.1 47.4 48.0 53.3 51.9 48.9 49.8 45.6
यातायात उपकरण 12.0 21.2 14.9 11.1 12.2 13.7 18.5 11.9 12.0 11.5 10.4 9.1 8.9 10.2 7.3
कुल 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- : कुछ नहीं अथवा नगण्य
स्रोत : डब्ल्यूआईटीसी डाटाबेस पर आधारित लेखक की गणना ।

सारणी 5: एसीईएएन देशों से भारत को आयात (हिस्सा प्रतिशत में)
क्षेत्रवार वर्गीकरण 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
खाद्य और पेय 10.9 15.6 8.5 4.6 3.5 5.0 8.3 6.6 5.4 6.5 7.5 5.9 6.9 9.1 7.5
औद्योगिक आपूर्ति 51.7 42.9 44.4 37.8 37.4 34.0 39.5 42.5 44.2 43.8 42.5 44.4 43.8 42.5 46.0
ईधंन और ल्यूब्रीकें ट्स 3.1 5.3 9.8 26.5 29.6 37.7 24.7 24.6 26.7 24.0 24.3 26.4 20.9 19.9 19.8
पूजंीगत वस्तुए ँ(यातायात 
उपकरण को छोड़कर)

26.7 27.5 28.4 22.8 22.3 15.7 19.6 18.3 16.7 17.6 18.1 15.9 19.5 19.2 17.6

यातायात उपकरण 3.7 4.4 4.2 4.2 3.5 4.8 4.0 4.2 3.5 4.0 3.7 3.4 4.0 4.7 3.3
उपभोक्ता वस्तुए ँ 3.9 4.3 4.7 4.1 3.7 2.8 3.9 3.8 3.5 4.1 3.9 4.0 4.9 4.6 5.8
कुल 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
स्रोत : डब्ल्यूआईटीसी डाटाबेस पर आधारित लेखक की गणना ।
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V.  निष्‍कर्ष

इस अध्ययन में भारत द्वारा हाल ही में हस्‍ताक्षरित व्‍यापार 
करार के प्रभाव का मात्रात्‍मक मूल्‍यांकन किया गया है । साझेदार 
देशों के साथ भारत के व्‍यापार प्रवाह में हुई बढ़ोत्‍तरी और  
गैर-टीए साझेदार देशों की तुलना में व्‍यापार में हुई वदृ्धि का 
मूल्‍यांकन करने के लिए इस अध्‍ययन में डिफरेन्‍स इन डिफरेन्‍स 
पद्धति का उपयोग किया गया है । व्‍यापार करार की समाप्ति  
पर भारत और साझेदार देशों के बीच के व्‍यापार प्रवाह में 
वदृ्धि पायी गयी । तथापि निर्यात में होने वाली वदृ्धि, आयात में 
होने वाली वदृ्धि की गति के साथ मेल नहीं खाती है । इसके 
संभाव्‍य कारणों में से एक यह हो सकता है कि भारत की  
दर-सूची, व्‍यापार साझेदार देश की दर-सूची से बहुत अधिक 
है, इसलिए साझेदारी देशों के लिए दर-सूची में की गई प्रभावी 
कटौती अधिक रही जिसके परिणामस्‍वरूप आयात में तेजी से 
बढ़ोत्‍तरी हुई11 । व्‍यापार करार का एक सकारात्‍मक प्रभाव है 
पूंजी वस्‍तुओ ंकी लदाई बढ़ी और व्‍यापार साझेदार अर्थव्‍यवस्‍था 
से प्राप्‍त औद्योगिक आपूर्ति  बढ़ी । देश की उत्‍पादन क्षमता बढ़ाने 
में इसका परोक्ष योगदान किया होगा । आगे व्‍यापार करार पर 
अत्‍यधिक ध्‍यान दिलाना आवश्‍यक है जिससे वैश्‍विक मूल्‍य 
चेइन में एकीकरण बढ़ाने में उपयोगी होगा । व्‍यापार करार 
के ज़रिए उत्‍पादों के लिए नई बाज़ार की पहुंच भी साध्‍य हो,  
जहां देश अपने समकक्ष देशों के बीच प्रतिस्‍पर्धात्‍मक रूप  
से अग्रणी होता है । तथापि व्‍यापार करार के प्रभाव पर स्थिर 
निष्‍कर्ष देने के लिए भावी अनुसंधान के दायरे में प्रत्‍येक साझेदारी 
देशों द्वारा किए गए सेवा क्षेत्र उदारीकरण को भी शामिल किया 
जाना है । 
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अनुबंध 1

व्‍यापार सृजन और व्‍यापार विपथन की संकल्पना

व्‍यापार सजृन की परिभाषा वैनर द्वारा इस प्रकार दी जाती है कि दर-सूची में कटौती के कारण व्‍यापार व्‍यवस्‍था के साझेदारों 
के बीच होने वाले वस्‍तुओ ंका अतिरिक्‍त प्रवाह होने का परिदृश्‍य । यह आयात करने वाले देश में घरेलु उत्‍पाद का स्‍थान लेता है । 

व्‍यापार सजृन की संकल्‍पना चार्ट  ए1 में वर्णित किया गया है । चार्ट  में देश ए के लिए आपूर्ति  और मांग रेखा संबंधी सूचना 
दी गई है । यह माना जाए कि देश बी और देश सी के बीच जब कोई दर-सूची प्रभारित नहीं किया जाता तब उनका आपूर्ति  मूल्‍य 
क्रमश: पीबी और पीसी हो । यह माना जाए कि देश सी द्वारा, देश बी की तुलना में उस वस्‍तु को न्‍यून मूल्‍य पर आपूर्ति  करने की 
क्षमता है । यदि देश ए द्वारा देश बी और देश सी दोनों से प्राप्‍त होने वाले वस्‍तुओ ंपर विशेष दर टीबी = टीसी = टी* प्रभारित किया 
जाता है, तो इसके कारण देश बी और देश सी से देश ए द्वारा आयात किए गए वस्‍तुओ ंका आयात मूल्‍य बढ़ता है । निर्धा रित दर 
के साथ आत्‍मनिर्भरता के अधीन, देश ए में मूल्‍य (पीए) दर लगाए गए मूल्‍य पीबी

टी
 और पीसी

टी
 से कम है, इसलिए वस्‍तु को आयात 

नहीं किया जाएगा । इसकी जगह देश ए अपनी घरेलु मांग की आपूर्ति  करेगा इसलिए एस1= डी1 होगा । अब इस प्रकार की स्थिति 
की परिकल्‍पना की जाए कि देश ए और देश बी के बीच अबाध व्‍यापार करार निष्‍पादित है और देश ए द्वारा देश बी के आयात पर 
दर संपूर्ण  रूप से निरसन प्रदान किया जाता है । देश बी और देश सी से आयात किए गए वस्‍तुओ ंके लिए देश ए के उपभोक्‍ताओ ं
द्वारा अदा किया जाने वाला शलु्‍क अब क्रमश: पीबी और पीसी

टी
 होगा । पीबी पीए से कम होने के कारण देश ए, अबाध व्‍यापार करार 

के बाद देश बी से उत्‍पाद का आयात करेगा जिसे ब्‍लू लैन डिस्‍टन्‍स अथवा डी2 – एस2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है । अबाध 
व्‍यापार करार के कार्यान्‍वयन के साथ देश बी से देश ए में इन वस्‍तुओ ंका आयात किया जाता है, जो कि पहले व्‍यवहार्य नहीं 
रहा । इसलिए इन वस्‍तुओ ंमें व्‍यापार को सजृित के रूप में वर्गीकृत किया गया है । 

जब व्‍यापार प्रवाह लागत-दक्ष साझेदार से कम दक्षता साझेदार की ओर विपथन किया जाता है तो व्‍यापार विपथन में 
इसकी विपरीत स्थिति होती है । कम दक्षता देश अबाध व्‍यापार करार का सदस्‍य बनता है और अपने माल को साझेदार देश 
को कम दाम पर उपलब्‍ध कराता है, जो कि गैर-साझेदार (यदि उन्‍हें दर में कटौती की जाती तो) के मामले में अधिक है । यह 

(जारी...)

चार्ट ए1: व्यापार निर्माण
दशे ए

पी

पीबी टी

पीबी

पीसी टी

पीसी

एस2      एस1 =डी1 डी2

चार्ट ए2: व्यापार परिवर्तन
दशे ए 

पी

पीबी टी

पीबी
पीसी टी

पीसी

एस2    एस1 डी1   डी2
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विदशेी व्यापार करार : एक विश्लेषण

परिकल्‍पना चार्ट  2 में वर्णित है जिसके अनुसार दर लगाए जाने के बाद, उत्‍पाद को देश सी से आयात करने पर सस्‍ता पड़ 
जाता है । अबाध व्‍यापार करार न होने की स्थिति में देश ए द्वारा देश सी से उत्‍पाद का आयात किया जाएगा, और प्रारंभिक 
स्‍तर पर देश बी के साथ व्‍यापार नहीं किया जाएगा । देश ए द्वारा आयात किए गए कुल माल लाल रेखा में अथवा डी1-एस1 दूरी 
द्वारा अंकित है । देश ए द्वारा वसूल किए गए दर राजस्‍व, आयात की मात्रा गुणज के दर के रूप में दिया गया है । अब यह मान लें 
कि देश ए और देश बी के बीच मुक्‍त व्‍यापार करार हस्‍ताक्षरित हो और देश ए द्वारा देश बी के आयात पर दर हटा दिया जाता 
है । अब टीबी= 0 लेकिन टीसी अभी भी टी* ही रह जाता है । देश ए के उपभोक्‍ताओ ंद्वारा पीबी अदा किया जाता है, आयात डी2 
– एस2 के रूप में बढ़ेगा, जिसे नीली रेखा के रूप में प्रदर्शित किया गया है । चूंकि देश सी में गैर विरूपित (यानी मुक्‍त व्‍यापार) 
मूल्‍य, देश बी में मूल्‍य से कम है इसलिए व्‍यापार अत्‍यधिक प्रभावशाली आपूर्तिकता से न्‍यून प्रभावशाली आपूर्तिकर्ता  की ओर 
विपथन किया गया है ।
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